
कॉमन कॉज, एक पंजीकृत समाज

 बनाम

 भारत  संघ

  नवंबर 22,2001

      [  एस.  पी.  भरुचा,  सीजे।  ,  सैयद शाह मोहम्मद कादरी,  एन.  संतोश हगेडे़,  एस.  एन.  वरिरयावा और

शिशवराज वी. पाटि+ल, जे. जे.]

संसद  सदस्यों  का  वेतन,  भत्ता  और  पेंशन  अधि4टिनयम,  1954:
4ारा 8 ए-की संवै4ाटिनक वै4ता।

  संसद सदस्य-4ारा 8 ए-में टिनटिहत प्राव4ान के लिलए पेंशन-टिव4ायी क्षमता- अशिभटिन4ा ?रिरत इस तरह की क्षमता

संसद को संटिव4ान की सातवीं अनुसूची की सूची की प्रटिवटिD 97 के अनुसार प्रदान की जाती है- अनुच्छेद 106
या कहीं और ऐसा कोई प्राव4ान नहीं है जो संसद के सदस्यों के पेंशन के भुगतान पर रोक लगाता हो-भारत का

संटिव4ान, अनुच्छेद 106।

   इन सभी याधिचकाओं में संसद सदस्यों के वेतन,  भत्ते और पेंशन अधि4टिनयम, 1954  की 4ारा  8 ए की

संवै4ाटिनक वै4ता को चुनौती दी गई ह।ै उक्त 4ारा 1976 में संसद सदस्यों को उसमें बताई गई कुछ शतO को परूा

करने पर पेंशन देने के लिलए शुरू की गई थी। यह तक?  टिदया गया टिक (i) जहां टिकसी संवै4ाटिनक पदाधि4कारी को

पेंशन का भगुतान टिकया जाना ह,ै संटिव4ान में टिवशिशD प्राव4ान ह;ै (ii) संसद सदस्य पेंशन प्राप्त करने के हकदार

नहीं हैं क्योंटिक संटिव4ान का अनुच्छेद 106 उन्हें वेतन और भत्तों के भगुतान का प्राव4ान करता है और इसमें

पेंशन के भुगतान के संबं4 में कोई प्राव4ान नहीं ह।ै  भारत संघ की ओर से यह तक?  टिदया गया टिक (i) 4ारा 8 ए

संटिव4ान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रटिवटिDयों 73 और 97 में शाटिमल थी। (ii) अनुच्छेद-106 एक

सक्षम प्राव4ान ह ैऔर संसद सदस्यों द्वारा पेंशन की प्राटिप्त पर कोई रोक नहीं लगाता ह।ै

            याधिचकाओ ंको खारिरज करते हुए न्यायालय ने,

  - अशिभटिन4ा ?रिरतः इस मामले में शाटिमल प्रकरण पूरी तरह से योग्यता का है, अथा ?त् संसद  संसद सदस्यों का

वेतन, भत्ता और पेंशन अधि4टिनयम, 1954 की 4ारा 8 ए को लागू करने संसद की क्षमता।

ऐसी क्षमता संसद काे सूची I की अवशिशD प्रटिवटिD 97 द्वारा संसद को प्रदान की जाती है, और अनुच्छेद 106 मेें

या अन्यथा ऐसा कोई प्राव4ान नहीं ह-ैजो संसद सदस्यों के पेंशन के भगुतान के 
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सम्बन्4 में रोक लगाता हो। [ 326 – बी]

           डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ,[1983] 1 एस. सी. सी. 305 का समथ?न      

            टिकया गया ह।ै

            सिसटिवल मूल के्षत्राधि4कारः रिर+ याधिचका(सी) संख्या 984/1991 की

            भारत के संटिव4ान के अनुच्छेद 32 के तहत।

                                                     साथ

             :डब्ल्यू. पी. (ग) स.ं 246/1993।

सोली जे. सोराबजी, अ+ॉनj जेनरल।, डब्लू०पी० प्रशांत भूषण, संजीव कपूर,राम सरन शमा? -
व्यटिक्तगत रूप से, मनीश सिंसघवी, एस. एन. +ेरडोल, पी. परमेश्वरन की ओर से ।

न्यायालय का टिनण?य इनके द्वारा सुनाया गया था                                                                         

भरुचा, सी. जे.। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधि4टिनयम, 1954; को संसद सदस्यों के वेतन और भते्त

(संशो4न) अधि4टिनयम 1976 द्वारा संशोधि4त टिकया गया था। इस प्रकार मूल अधि4नियम का नाम बदलकर संनयम का नाम बदलकर ससद

सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधि4टिनयम कर टिदया गया और उसमें बताई गई कुछ शतO को पूरा करने पर

संसद सदस्यों को पेंशन देने के लिलए 4ारा 8 ए पेश की गई।  उक्त 4ारा 8 ए को समय-समय पर संशोधि4त टिकया

गया ह ैऔर मूल रूप से इटंिगत पेंशन की दरों में वृधिq की गई ह।ै

            

          इन सभी रिर+ याधिचकाओ ंमें उक्त 4ारा 8 ए की संवै4ाटिनक वै4ता को चुनौती दी गई है और   उनकी

सुनवाई संटिव4ान पीठ द्वारा करने का टिनदsश टिदया गया ह।ै

            डब्ल्यू. पी. (सी०) स.ं 984/1991 में याधिचकाकता ? के टिवद्वान अधि4वक्ता श्री प्रशांत भूषण ने हमारा

ध्यान  संटिव4ान के अनुच्छेद  106  और अनुच्छेद  195  के प्राव4ानों की ओर आकर्षिषत  ह।ै जो इसके लिलए

टिवद्वान वकील हैं
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                  " 106. सदस्यों के वेतन और भत्ते-संसद के टिकसी भी सदन के सदस्य  ऐसे वेतन और

भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगे जो समय-समय पर संसद द्वारा, कानून द्वारा टिन4ा ?रिरत टिकए जा सकते हैं और जब

तक उस सम्बन्4 में प्राव4ान नहीं टिकया जाता है तब तक ऐसी दरों पर भत्ते टिदये जायेंगे और  ऐसी शतO पर जो

इस संटिव4ान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोटिमटिनयन की संटिव4ान सभा के सदस्यों के मामले में लागू थी"

                 

                 

  अनुच्छेद 195 राज्यों की टिव4ानसभाओ ंऔर टिव4ान परिरषदों के सदस्यों के संबं4 में समान प्राव4ान करता ह।ै

श्री प्रशांत भूषण ने बताया टिक टिव4ायक वेतन और भत्तों के हकदार हैं, लेटिकन उनके पेंशन के भुगतान के सम्बन्4

में कोई प्राव4ान नहीं ह।ै  टिवद्वान अधि4वक्ता इन अनुच्छेदों के प्राव4ानों की तुलना अनुच्छेद 125 और 221 के
प्राव4ानों  से की  गई ह।ै  अनुच्छेद  125 (2)  में  कहा  गया  है टिक  उच्चतम  न्यायालय  के  न्याया4ीश  ऐसे

टिवशेषाधि4कारों और भत्तों और अनुपस्थिस्थधित की अवकाश के सम्बन्4 में ऐसी सुटिव4ा प्राप्त करने के हकदार होगे,
जो समय-समय पर टिन4ा ?रिरत टिकए जाएं। उच्च न्यायालय के न्याया4ीशों के संब4ं में एक समान प्राव4ान ह।ै हमारा

ध्यान अनुच्छेद 148 की ओर भी आकर्षिषत टिकया गया जो  टिनयंत्रक और महालेखा परीक्षक की पेंशन का संदभ?

देता ह।ै टिवद्वान अधि4वक्ता का तक?  है टिक जहां एक संवै4ाटिनक पदाधि4कारी को पेंशन का भुगतान टिकया जाना है,
संटिव4ान टिवशिशD प्राव4ान करता है और इसलिलए,  अनुच्छेद 106 के तहत संसद सदस्यों के सबंं4 में एसे टिवशिशD

प्राव4ान नहीं करते हुए, यह माना जाना चाटिहए टिक वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

             टिवद्वान अधि4वक्ता ने हमारा ध्यान  डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ,[1983] 1 एस.
सी. सी. 305 में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षिषत कराया गया। सिजसमें यह कहा गया है टिक पेंशन एक

शब्द है जो ऐसे टिकसी व्यटिक्त को आवधि4क 4न भुगतान के लिलए लागू टिकया जाता है जो टिनधि}त उम्र में सेवाटिनवृत्त
होता ह।ै सिजसे टिवकलांगता की उम्र माना जाता है और सामान्यतः टिवशेष अवधि4 के लिलए जारी रहता ह।ै संसद
सदस्यों के मामले में टिवद्वान अधि4वक्ता द्वारा यह कहा गया है टिक वे सेवाटिनवृत्त नहीं होते हैं और जब वे काय?  छोड़ते
हैं तो हमेशा टिवकलांगता की उम्र के नहीं होते। 

 टिवद्वान अधि4वक्ता द्वारा डब्ल्यू. पी.(सी०) संख्या  246/1993  संदर्भिभत की गई। अनुच्छेद 14 के प्राव4ानों

का संदभ?  टिदया गया और यह प्रस्तुत टिकया गया था टिक संसद सदस्यों को पेंशन देकर उनके पक्ष में भेदभाव टिकया

गया था, जबटिक इसके टिवपरीत न्याया4ीश महाशिभयोग की प्रटि€या के अ4ीन नहीं थे।

 प्रधितवादीगण की ओर से उपस्थिस्थत टिवद्वान महान्यायवादी ने हमारा ध्यान संटिव4ान की सातवीं अनुसूची की सूची I
की प्रटिवटिDयों 73 और 97 की ओर आकर्षिषत टिकया। प्रटिवटिD 73 संसद को संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के

संबं4 में काननू बनाने का अधि4कार देती ह।ै प्रटिवटिD 97 संसद को सूची II या सूची III अथा ?त् राज्य व समवतj

सूची  में  शाटिमल  नहीं  टिकये  गये  टिकसी  भी  मामले  के  सम्बन्4 में  कानून  बनाने  का  अधि4कार  देती  ह।ै  टिवद्वान

महान्यायवादी ने कहा टिक 4ारा 8 ए  में शाटिमल वेतन और भत्ते प्रटिवटिD 73 में शाटिमल है और टिकसी भी परिरस्थिस्थधित
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में अवशिशD प्रटिवटिD 97 सूची  I  में सस्थिम्मलिलत कर टिदये गये थे। अनुच्छेद  106 एक सक्षम प्राव4ान है और इसे

संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते  पर रोक लगाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता ह।ै

 

           

            हमार ेसमक्ष मुद्दा पूरी तरह से सक्षमता का है, अथा ?त् उक्त 4ारा 8 ए को लागू करने के लिलए संसद की

क्षमता। हमें सूची I की प्रटिवटिD 73 में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंटिक हमें इसमें कोई संदेह नहीं है टिक ऐसी

क्षमता सूची  I अवशिशD प्रटिवटिD 97  द्वारा संसद को प्रदान की गई है और अनुच्छेद 106 या अन्यत्र ऐसा कोई

प्राव4ान नहीं ह ैजो सदस्यों के पेंशन के भुगतान पर रोक लगाता ह।ै          

            इसलिलए, हमार ेटिवचार में, रिर+ याधिचकाएं योग्यता से रटिहत हैं और इन्हें खारिरज कर टिदया जाता हैं।

             व्यय के सम्बन्4 में कोई आदेश नहीं।

                                                                                   रिर+ याधिचकाएँ खारिरज 

प्रमाण पत्र

             प्रमाशिण  टिकया  जाता  है  टिक  माननीय  उच्च  न्यायालय,  इलाहाबाद  से  प्राप्त  पत्रांक

संख्या-12792/SUVAS  Cell/Allahabad  Dated:-  22-08-2023   के  अनुपालन  में  पुनरीक्षण

के्षत्राधि4कार टिदनांटिकत नवंबर 22,2001 कॉमन कॉज, एक पंजीकृत समाज बनाम  भारत  संघ का टिहन्दी अनुवाद

मेर ेद्वारा टिकया गया ह।ै सिजसकी प्रधित संलग्न की जा रही ह।ै 

                                                                                       भवदीया,

टिदनानियम का नाम बदलकर संकतः- 16.10.23
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